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पोलिस 

( NOTICE ) 
नीचे लिवे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 सक प्रकाशित किये गये हैं : --- 
The undermentioned Gazetes of India Extraordinary wom published up to the 28th February 1973 : 
सम्या और तिषि द्वारा जारी किया गया 
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Nil.. . 


ऊपर लिखे अमाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, मिविल लाइन्स , दिल्ली के नाम मांग - पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांग -पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए । 


Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be gupplied on Indent to the Controller of Pubucationy, Civil 
Lines Delhi, Indonts should be guih mitird 1999 to reach the Controller within ten days of the date of inayo of these Gazettes. 
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सूचनाएं प्रादेश , विज्ञापन और नोटिस 
भाग [[ ----खंड 2 - - विधेयक और विधेयकों संबंधी 

शामिल हैं . . 

343 
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सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 115 
को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रा 

पूरक संख्या 3 1 ---- 
लयों और ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 

13 जुलाई 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी 

की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट . 939 
किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 

22 जून , 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
जारी किए गए साधारण नियम ( जिनमें 

के दौरान भारत में 30, 000 तथा उससे 
साधारण प्रकार के प्रादेश , उप -नियम 

अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी 
आदि सम्मिलित है ) 

1935 

बीमारियों से हुई मृत्यु संबंधी प्राकड़े . 967 
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माग I - खंड 1 

PART 1 - SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रा नपों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों , विनियमों तथा 

आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं । 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

Supreme Court 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1974 

शति - पत्र 
मं० 89-प्रेज/ 74- शुद्धि पत्र -- दिनांकः 1 जुलाई, 1972 के 
भारतीय गजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इम मचिवालय 
की अधिसूचना म० 85-प्रेज / 72, दिनांक 22 जून , 1972 
में शुद्धि करने हेतुः -- 
फ्लाइट सार्जेन्ट रतन लाल मेहता, इलेक्ट - 1 के नाम से पहले 

वास्से :-- - " 209976 
पढ़ें : -- " 202976 " 

सं० 90-प्रेज / 74- शुद्धि पत्र - -दिनाक 23 मार्च, 1974 
के भारतीय राजपत्र के भाग I, खण्ट 1 में प्रकाणित इम मचि 
वालय की अधिसूचना मं0 31-प्रेज/ 74, दिनांक 26 जनवरी , 
1974 में शुद्धि करने हेतुः - - 
वास्से: -- " कमोडोर पूर्ण चन्द्रदर गजखोवा ( एक्स ) 

00063 टी " 
प . -- " कमोडोर पूर्ण चन्द्र राजखांबा ( एम ) 00063 टी 

___ अशोक मित्र, राष्ट्रपति के सचिव 
कृषि मंत्रालय 

( कृषि विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1974 

संकल्प 
सं० जे० 11023/ 2/ 73- एफ० प्रार० बाई ( डब्ल्यू 
एल० एफ . ) - -- भारत सरकार ने भारतीय वन्य प्राणि बोई 
को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित करने का निर्णय किया है : - - 
1. अध्यक्ष : भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला एक 
व्यक्ति । 
2. सम अध्यक्षः कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री 
उपाध्यक्षः भारत सरकार द्वारा नामजद किय जाने वाला 

भारतीय वन्य प्राणि बोई का एक सदस्य । 
3 - - 5. भारतीय मंमद का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन 

मदस्य ( दो मदम्य लोक सभा में और एक राज्य 

सभा म ) । 
6. अध्यक्ष , पशु कल्याण बार्न 
7. सचिव , कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) 
8. वन महानिरीक्षक 


9 - -- 44. निम्नलिखित मंत्रालयों तथा संगठनों का एक 
एक प्रतिनिधि 

वाणिज्य मंत्रालय 
शिक्षा मंत्रालय 
गष्ट्रीय कृषि आयोग 
परियावरण प्रायोजना तथा समन्वय सम्बन्धी 

राष्ट्रीय ममिति । 
भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण संस्था 
भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण । 

राज्यों/संघ शासित राज्यों के वन विभाग । 
45 - --49. निम्नलिखित समिनियों का एक - एक 

प्रतिनिधि : - - 
दी बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोमायटी 
नीलगिरी गेम एमोमिएशन । 

वन्य प्राणि परिरक्षण मामायटी , देहरादून 
असम घाटी वन्य प्राणि परिरक्षण मोसायटी 

दी करल हाई रेज वाइल्ड लाइफ मोसायटी । 
50. महानिदेशक ( पर्यटन ) , पर्यटन तथा सिविल विमानन 

मंत्रालय । 
51. अध्यक्षव , वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय , 

देहरादून । 
52- - 70. वन्य प्राणि वन्य प्राणि परिरक्षण मोसाटियों , 

सुप्रसिद्ध प्रकृतिवादियां, गुप्रसिद्ध खिलाष्टियां, प्रसिद्ध 
चर्म प्रमाधकों आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिए 
भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले अन्य 
सदस्य । 
बोर्ड के सचिव / संयुक्त सचिव भारत सरकार द्वारा 

नियुक्त किए जाएंगे । 
2. बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे : - - 
( 1 ) मौसमी तथा प्रादेशिक मीमाओं का विशेष 

ध्यान रखते हुए मन्वित वैधानिक तथा 
व्यावहारिक उपायों के माध्यम से वन्य 
प्राणियों के परिरक्षण तथा नियंत्रण के मामलों 
में व कुछ जंगली पशों की सुरक्षित 
पण " घोषित करने और उन्हें अन्धाधुन्ध 
शिफार से बचाने के विषय में केन्द्रीय तथा 

राज्य सरकारों को सलाह देना । 
( 2 ) राष्ट्रीय उद्यानों पाश्रय स्थलों तथा पशु 

उद्यानों की स्थापना का प्रायोजना करना । 
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( 4 ) उत्तरी क्षेत्र: - - जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू तथा : 
कश्मीर , उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश , दिल्ली तथा चंडीगढ़ 
शामिल होग । 
4. सदस्यता की अवधि 

( 1 ) उन सदस्यों को छोड़कर जो अपने वर्तमान पर या 
नियुक्ति की हैसियत से सदस्य बने है , अन्य सभी सदस्य 4 वर्ष 
की अवधि तक मदस्य बने रहेंगे । यदि कोई विशेष आदेश 
जारी न किया गया तो इस बोर्ड का हर 4 वर्षों के बाद पूनगर्छन 
किया जाएगा । 

( 2 ) बोई हाग सदरय के रूप में नामजद किया हुआ 
संमद सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि 
1 वर्षों तक के बाद जो बोर्ड को पूनर्गठित नहीं किया जाता 
या संसद की समाप्ति के बाद वह सदस्य नहीं रहते या वह 
किमी अन्य कारण से ससद सदस्य नहीं रहते । 

( 3 ) निम्नलिखित स्थितियों में से कोई स्थिति उत्पन्न 
होने पर सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी : - - 


यदि उनकी मृत्यु हो जाए या वह त्याग पत्र दे दें या ये 

मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए या दिवालिया हो 
जाये अथवा न्यायालय ने किसी कदाचार सम्बन्धी 
दण्डनीय अपराध में उन्हें दोषी ठहराया हो । 


( 3 ) प्राणियों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ाना 

और प्राकृतिक तथा मानवीय वातावरण में 
उसको बनाए रखने की आवश्यकता पर 

अल देना । 
( 4 ) जीवित पशुओं, पुरस्कार , खाल , स्मूर, पर 

तथा अन्य वन्य प्राणियों से निर्मित पदार्थों 
के निर्यात के विषय में नीति बनाने के 

मामलों में सरकार को सलाह देना । 
( 5 ) वन्य प्राणि समितियों के गठन में सहायता 

देना और उन्हें प्रोत्साहित करना और 
सभी निकायों के लिए एक केन्द्रीय समन्वय 

ऐजेन्सी के रूप में कार्य करना । 
( 6 ) देश में वन्य प्राणियों के परिरक्षण के क्षेत्र 

में होने वाली प्रगति का समय - समय पर 
पुनरीक्षण करना और सुधार लाने के 

आवश्यक उपाय सुझाना । 
( 7 ) बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध 

होने वाले अन्य कार्यकलाप करना ; 
( 8 ) केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा 

बोर्ड को भेजे गए किसी मामले पर सलाह 
देना , बशर्ते कि वह मामला बोर्ड के कार्य 

क्लापों की परिधि में प्राता हो ; 
( 9) उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचार 

करना । 
( 10 ) देश में वन्य प्राणियों की मख्या और ऊपर 

लिखे अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रांकड़े 

एकत्रित करना । 
( 11 ) अनुसंधान संदर्भ पुस्तकालय तथा डिंग 

रूम स्थापित करना और उनकी देखभाल 

करना : 
( 12) स्वयं या अन्यों के सहयोग में या भारत 

सरकार के निर्देशों पर ऐसे अन्य कार्य करना 
जिन्हें बोर्ड उपयुक्त तथा वन्य प्राणियों के 
परिरक्षण या ऐसे अन्य उदेश्यों की पूर्ति के 
लिए आवश्यक समझे जिनके लिए बोर्ड का 

गठन किया गया है । 
3. बोर्ड के क्षेत्र 

समन्वय की दृष्टि से देश को निम्नलिखित चार क्षेत्रों 
में बांटा जाएगा । 

( 1 ) पूर्वी क्षेत्र: --जिसमें असम बिहार , उड़ीमा , मणिपुर , 
त्रिपुरा, नागालैण्ड मेघालय , मिजोरम , अरुणाचल प्रदेश, अंडेमान 
तथा निकोबार महाद्वीप तथा पश्चिम बंगाल शामिल होंगे । 

( 2 ) दक्षिणी क्षेत्रः ---जिसमें प्रान्ध्र प्रदेश , केरल , तमिल 
नाड , कर्नाटक , पांधिचेरी और लक्षद्वीप शामिल होंगे । 

( 3 ) पश्चिमी क्षेत्र : -- जिसमें महाराष्ट्र , राजस्थान , 
मध्य प्रदेश , गुजरात , गोवा दमन तथा दीव , तथा दादर एवं 
नागर हवेली शामिल होंगे । 


( 1 ) यदि किसी उपयुक्त कारण से किसी सदस्य का पद 
बाली हो जाता है तो सक्षम अधिकारी ( जिमे ऐसी नियक्ति 
या नामजदगी करने का अधिकार है ) उस स्थान को भर सकेगा । 

सी सभी रिक्तियां 4 वर्ष की अवधि के शेप समय के लिए ही 
की जाएंगी । 


5. बोर्ड की बैठक 


बोर्ड की बैठक साल में प्राय . एक बार हुआ करेगी । 
बैठक दश में क्षत्रों तथा केन्द्र में बारी -बारी से हआ करेगी । 

6. बोर्ड विशिष्ट कार्यों को निपटाने और / या उनके संबंध 
में सलाह देने के लिए कार्यकारी समिति नियुक्त करेगा । बोर्ड 
फी पशु तथा पक्षियों वनस्पति , मात्स्यकी आदि वशिष्ट 
विषय पर विचार करने के लिए भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड के 
अधीन विभिन्न शाखाएं गठित करने का भी अधिकार होगा । 

7. बोन्द्रीय खाद्य तथा वृपि मंत्रालय के संकल्प संख्या एक 
110- 39/ 6 1- एफ - 2 दिनॉक 15- 11- 1962 के , जिसके अनुसार 
भारतीय वन्य प्राणि बोर्ड का गठन किया गया था एतदद्वारा 
निमित किया जाता है । 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति 
सभी सम्वन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

के० एल० लाहिडी 
वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव । 
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शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली , दिनांक 18 जून 1974 

संकल्प 
सं० एफ० 7 ( 2 )/ 1 / 74 डी०- 1 - -- दस मंत्रालय के संकल्प 
सं० एफ० 1- 8/ 71-हि०, दिनाँक 21 - 6- 1972 के अधीन पुनर्गठित 
हिन्दी शिक्षा समिति में , भारत सरकार, श्री कमलनाथ झा , 
राज्य सभा सदस्य को श्री मान सिंह वमी के स्थान पर सदस्य 
के रूप में नियुक्त करती है । 


आगा, भूतपूर्व संयक्त सचिव , कृाप महालय ( सामुदायिक विकास 
विभाग ) के स्थान पर श्री आर० एन० आजाद , संयुक्त सचिव, 
कृषि मत्रालय ( मामुदायिक विकास विभाग ) को " छोटे बच्चों 
के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्त्रियों से सम्बंधित 
प्रायोगिक अनौपचारिक शिक्षा परियोजना " मे सम्बद्ध सलाहकार 
समिति के एक सदस्य के .प में नामित करती है । 


आवश 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपन्न 
में प्रकाशित किया जाए । 


के० आर० रामचन्द्रन , संयक्त सचिव 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति मभी 
अहिंदी भाषी राज्यों , प्रधान मंत्री सचिवालय , संसद कार्य 
विभाग , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , योजना 
आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी 
मन्त्रालयों और विभागों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व 
साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


नई दिल्ली- 1, दिनांक 15 जुलाई 1971 

संकल्प 
सं० दिनाँक 19/ 3/ 72-प्रेस - - स मंत्रालय के संकल्प मन्या 
19/ 3/ 72-प्रेस 1 मार्च 1974 के क्रम में , राष्ट्रपति ने समाचार 
पन्न उद्योग की अर्थ व्यवस्था की जाँच करने वालो तथ्य अन्वेषण 
समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1974 तक बढ़ा दिया है । 


सनत कुमार चतुर्वेदी , उप- सचिव 


समाज कल्याण विभाग 

नई दिल्ली , दिनांक 9 जुलाई 1974 
संकल्प सं0 2- 5/ 73- आर०पो०३० - -दिनांक 31 जुलाई , 1973 
के आंशिक आशोधन में भारत सरकार एतद्वारा डा० एन० ए० 


आवेश 
आदेश दिया नाता है कि इस मंकल्प की एक प्रति मर्यसाधारण 
की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए और 
सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए । 


ए० जे० किडवाई, मचिध 


2 . Tlic Committee submitted its report on the 31st Cector , 
1973. The principal recommendations of the Conmintce are 
givon below : 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
New Delhi , the 25th July 1974 

RESOLUTION 
Report of the Committee on Development of Small und Medium 
Entrepreneurs 


Infrastructure and promotionul 


No. 12 / 14/ Lic . Pol. / 73 - The Government of India , in the 
Ministry of Industrial Development had in their office Memo 
No. 12 ( 14 )/Lic . Pol./ 73 dated 27- 3 - 73 announced tho formation 
of a Committee on the Development of Small and Medium 
Eatrepreneurs under the Chairmanship of Shļi R . S . Bhatt , 
Chairman , Indian Investment Centre . The terms of refcrcnce 
of the Committec were as under : 


( 1 ) To review the positionin regard to the growth of entre 
preneurship , particularly among new and mcdium entrepreneurs 
and to identify their necds and problems: 

(2 ) To assoss the existing position in regurd to the availability 
of facilities , such as technical assistance and consultancy ; finan 
cial assistance , particularly of risk capital; marketing and 
managoment assistance etc . at the Contral, State and other 
levols , and to identify the gaps and deficiencius if any, in such 
facilities : 

( 3 ) To suggest measures for the onlargement and intensi 
fication of such facilities, including the expansion and streng 
thening of cxisting agencies , and tho necd , if any , for srecialised 
agency /agencies , devoting special attention to this ficld ; and 

(4 ) To work out a co -ordinated scheme and progranime for 
bringing about a rapid growth of new and medium entrepreneur 
ship during the Fifth Plan period . 


( 1) There is nced for a sustained expansion of mother in 
dustries like stocl , aluminium, retro -chemicals, trans] ort, rower 
etc . 

( 2 ) Whilo devcloping the infra - structure , the accent should 
te on " centres rather than areas .. Notmore than 50 such 
centres should be chosen initially for concentrated develop 
ment. 

(3 ) The furclions of general promotion and financing should 
be distinct from that of projcct promotion and project manage 
ment and there should be separate institutional arrangements, 
for this purposes at the Statç level. 

( 4 ) Chicf executives of the State Institutions should be 
retained in their posts for sufficiently long rcriuds . 

( 5 ) The State level agencics should pay particular attention 
to the develorment of intra -stilcilire , Wickward regions and 
identification and promotion of rew furticeships with private 
ontrepreneurs. 

( 6 ) Entrepreneurial training pIOUTLn. mes should be taken 
up by all the States ; the less advanced regions should rcccive 
special attention . 

(7 ) The Indian Investinent Centre should open more branches 
of Entreprencurial Guidance Buicau (EGB) in the State capitals, 
to begin with at Madras , Bombay, Chandigarh and Bhopal; 
Indian Investment Centre should particularly concentrate on 
the non-resident Indian ( nurpitneurs . 
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(27 ) The proposed provisions in the Company Law Ancnd 
ment Fill envisages conversion into public limited companics 
of private limited companios with a paid - up capital of Rs. 25 
lakhs and a turnover of Rs. 50 lakhs; this should be cxtcndcd 
to a paid -up capital of Rs. 50 lakhs and there be no liinit as far 
as turnover is concerned . 


Licensing, registration and related issucs 

(8 ) Tho attcndant problems of transition froni small scale 
to medium scalc should be taken caro of, particularly in regard 
to supply of raw -materials , registration with DGTD , taxation 
etc . 

( 9 ) in tho supply of raw -materials, no distinction should 
bo mado botwcon licensed and de - liccnsçd industries . 

( 10 ) The promotional role of DGTD should be distinct 
from its regulatory functions . 

( 11) Suitable guidelines for registration of units with DGTD , 
should be drawn up by an Officers Committec. 

(12 ) DGTD should start regional Leld officers. 

(13) Government should rcviçw in depth the working of 
the canalising agencies like STC , MMTC , HSL ctc . 
Financial and Institutional matters 


( 14 ) State Government should designatc one of thoir existing 
institutions to set up a cell for guiding and assisting cntre 
prenours , 

( 15 ) There should be effectivo intor institutional co - ordina 
tion hotween tho various State Agencies . 

(16 ) One of the nationalised banks in each Statc should 
set up a spocial cell" for guidance of new and medium cntrc 
preneurs at State level. 

( 17 ) The Stuto Govt./Stato Organisations should nominate 
one of their agencies as a load , organisation , to co -ordinate 
thc work for obtaining both long term and working capital 
loan facilitics. 

( 18 ) Financing Institutions should not be rigid in insisting 
on promotors capital (not less than 15 % of the total project 
cost). They should not compute the promoters stakc oply 
in terms of inoney. 

(19) IDBI should extend re- financing facilitics to more 
than one State Agency in cach State. 

( 0 ) Thc problem of delayed payments of bills of small 
and medium industries should be looked into , based on the report 
of the Ramanujam Committee as well as another Committee 
appointed by tho Ministry of Industrial Developincnt. 

(21) The problems of the post- construction and post -imple 
mentation should receive spccial consideration from the 
concerned agencics like financial institutions , the management 
division of the proposed focal organisation , etc. 

( 22 ) The Central Govt, should constituto a new focal or 
ganisation to provide , inter alla tho following facilities : 

(a ) Market intelligenco . 

(b ) Technical intelligence. 
( c ) Provision of promoters equity capital, including pro 
fcrcncc capital, convortible loans etc . as well as loan assistance 
etc . 

(d ) Managerial servicos during the pre - implementation , 
construction and post-implementation stages. 

(e ) Support to consultancy services including financial 
help . 

( 23) Stato levol consultancy organisations likc KITCO , 
NEITC ( ) should be started in all the regions for giving advice 
and guidanco to the small and medium onrerreneus. 

( 24) Tax concessions should be extended to certain eligible 
ontrepreneurs by means of unendments to the Income Tax 
Act to permit deduction of Rs. 25,000 por annum for ton 
years froin their personal incomo 12 returns. This 
should bo based on eligibility Certificates issued by financial 
institutions and be extended to other groups of promoters . 

( 25 ) Rolaxations should be granted from the current limit 
of Rs. 50 , 000 per annum to the working directors of 
conceris making no profit or indequate profits and this should 
be amended to the extent of Rs. 50 , 000 per individual per 
annui . 

( 26 ) Exemptions from Section 372 of the Companies Act 
(10 % limit of inter -corporate investment in a company) that 
are now available to all India Financial Institutions , 


Decisions of the Central Government: 

3. The CentralGovernment has taken the following decisions 
on the principal recommendations of the Committee : 

Financial and Fiscal: Among the important recommenda 
tions is the creation of a new focal organisation to servico 
the entroproneurial requirements of now and medium entre 
prcncurs . Government accepts that special attention nceds 
to be given to this class of entrepreneurs . Government has 
taken a decision to rc -structure the Industrial Development 
Bank of India in certain respects and the necessary legislation 
has bcen introduced in Parliament. It is considered that thc 
proposed functions of the suggested new organisation can be 
Jischarged by IDBI itself. In order to ensure that theso 
functions receive tho pecial attention that have been contemplated 
plated by the Committco , it has also been decided that a distinct 
and separate division within the IDBI will be constituted to 
specially look after these requirements as soon as possible . The 
working of this arrangement will be reviewed after a period of 
two years wlion the qucstion whether there is need for a separate 
Organisation would be considered . 

The Committee has recommended that refinance facilities 
by IDBI bo cxtended to at least one more State level promotional 
and financing institution , besides the State Financial Corpora 
tions. Subject to the availability of resources , the IDBI is 
considering the possibility of extending rc - finance facilities to 
soine moro institutions at the Stato level, provided these insti 
tutions are financial in character and they do not undertake 
in any significant manner , other types of promotional activities , 
like setting up of now enterprises , supervision of infrastructure 
etc . 

The Committeo has recommended the setting up of State 
level technical consultancy organisations both by the IDBI 
as well as by the State Governments . The Central Govern 
ment conmcnds this recommendation to the State Governments ; 
IDB [ is agrecablein principle to participatein a limited manner 
in these organisations, 

Another inportant recommendation of the Committee 
is that the financing institutions should not be too rigid jn 
insisting on a minimum of 15 % of share capital by the entre 
preneur and should be prepared to help him contribute his share 
and hold it in trust for the entrepreneur till such timc as he is 
in a position to buy it back , Government accept this recommen . 
dation in priaciple , subject to tho ayailability ofadequateresour 
ces and submission of well- conceived and viable schemes , 


Government accept the recommendation of the Committee 
that merchant bank services be made available throughout 
the country . Goveriment also accept the recommendation 
of the Committco that public financial institutions and State 
Financial Corporations should devise common forms and 
documcntation . 

The Committee has recommended that the post-construction 
and post -implementation problems of the new entreprençurs 
should be specially taken care of and that a cell should be 
created by the public financial institutions to service these Deeds , 
Goyt . agree with this recommendation in pripciple but feel 
that the typo of organisation pecessary for discharging this 
function should be left to the discretion of the institutions con 
cerned . 

Thc Committcc has recommended that a lead bank in the 
area concerned should be entrusted with the promotional role 
and that one of the nationalised banks should set up a special 
cell for this purpose. Governprent recognises the nced for 
banks to play a supporting promotional role and lead baoks 
have already been designated at the district level, which is the 
basic unit of operation . However , the basic extcnsion and 
promotional role will have to be played by the State lavel agen 
cies like the Director of Industries , State level corporations, 
small industriçs services institutions ctc . 


The Committeo has also recommended that certain tax 
concessions should be given to certain eligible classes of new 
entrepreneurs by means of Amendments to the Income Tax 
Legislation , Thcsc recommendations are under consideration 
in consulation with the Ministry of Financc . 
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Infrastructural and promotional : 

The Committec has made several ręcemincndations on 
the steps to be taken to crcate an adequate infra - structural and 
promotional base to acceleratc the process of industrialisation , 
Most of these recommendations pertain to State Governments 
and Central Government accept them and recommends that 
the Statc Governments accerts and implement theni. 

Tho Government accept the recommendation that theaccent 
should be on centres rather than the areas . Some of the 
State Governments have already taken steps to form Corpo . 
rations to stimulate the development of backward areas parti 
cularly the growth centres, Government also agree that the 
State Corporation should play a more prominent promotional 
role and bestow adequate organisation , and managerial atten 
tion to this task , Central Government is also considering the 
need for establishing a central agency to assist in the coordinated 
development of growth centres in the industrially backwatc? 
areas in the country. 

The Central Government also agree with the recommenda 
tion of the Committee that the Entrepreneurial Guiclance 
functions of the Indian Investment Centre need to be cnlarged , 
subject to the over- all constraint of resources . 

The Committee has also recommended that the transitional 
problems of small scale to mediuni scale should be token carc 
of . Government recognise that growth is a part of the normal 
process of industrial development, and that no impcdiment 
should be placed in the way of such transition , provided it is not 
dotrimentalto Government s policy on the reservation ofcertain 
items for exclusive development in the small scale sector and 
to the interests of the small scale sector in general. 

The Committee has also recommended that DGTD should 
strcamline the system of registration , play a distinct prcmo 
tional role and start regional field officers . The cffice of the 
DGTD has now been reorganised with a view to place greater 
stress on promotional and development aspects . With this 
end in view , three new divisions have been created , namely , 
the Technology Development Division , Energy Conservation 
Division and Policy , Planning and Coordination . A new 
Directorate is also being formed for Materials Conservation 
to ensure optimum use of scarce materials. A Central 
Information System is also being organised . Guidelines are 
boing cyolved to deal with registration cases to ensure specy 
action . With the re -organisation and improvements proposed . 
there does not appear to be any need for establishing regional 
offices of the DGTD . 

The Committee has recommended that relaxation should 
he granted from the current limit of Rs. 50 . 000 per annum of 
remuneration to the working Directors of concerns moking no 
profit or inadequate profits and that this should be enhanced 
to Rs. 50 ,000 per individual per annum . The Committee has 
also recommended that the State Financial Institutions be 
given thesame exemptions under Section 372 of the Companies 
Act, as in the case of Central financial institutions, Ancther 
recommendation of the Committec is to modify the proposed 
amendments to the Company Law regarding raising the limit 
of the turnover and paid -up capital for conversion from private 
limited into public limited companies ; the paid - up crist 
being enhanced to Rs, 50 lakhs and no limit as far as the tur ]) 
over is concerned. In the light of the reconncndations made 
by the Committce and from various other quarters, Goverment 
have decided to raise the limit of turnover to Rs. one crore . 
Government also accept the recommendation to amend Section 
372 of the Companies Act to place the Siate Financial Corpora 
tions on par with the Central Govt . financial instituticns, in 
so far as herecommendation to raise the limit of remuneration 
to the working Directors is concerned , Government take into 
consideration all relevant factors in fixing the minimum 
remuneration under section 198 (4 ) of the Companies Act and 
will continue to do so . 

Government will examine the other reccnimendations of 
the Committee in consultation with the concerned agencies 
and take appropriate action wherever necessary . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture ) 

Resolution 
New Delhi-l, the 4th July, 1974 

Annexure III 
No . J. 11023 /2 /73 -FRY (WLF ) - Thc Goverment of India 
have decided to reconstitute the Indien Berid für Wild Life 
The composition of the Board shall be as follows: 
1 . Chairman - Arcrson to be nominated by the Government 

of India . 
2 . Pro - Chairman - Minister of State in tho Ministry or 

Agriculture. 
Vice - Chairman A member of Indian Board for Wildlife 

10 bc nominated by the Government of India . 
3 to 5 , Threc mcmbers representire llic Pelj mont of 

India , two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha . 
6 . Chairman , Animal Welfare Board , 
7 . Secretary , Ministry of Agriculture (Department of Agri 

culture ) . 
8 . Inspector General of Forests , 
9 10 44 . One representative each of : 

The Ministry of Commerce. 
The Ministry of Education , 

National Commission on Agriculture , 
National Committee on Environmental Planning and Co 
Ordination , 

The Zoological Survey of India & Botanical Survey of 
Indja , 

Forests Departinents of the State /Union Territories, 
45 to 49. One representative cach of the following Societics : 

The Bombay Natural History Society . 
Nilgiris Game Association . 
Wildlife Prescrvation Society , Dehra Din . 
The Assam Valley Wild Life Prescrvation Sccicty . 

The Kerala High Range Wild Lifc Society . 
50 . The Director-General Tourism , Ministry of Tourism 

and Civil Aviation . 
51. The President, Forest Research Institute & Colleges, 

Dehra Dun . 
52 to 70 . Such other members as may be nominated by the 

Government of India to represent Wild Life Cluts . 
Wildlife Preservation Societics , cminent naturalists , wcl] . 
known sportsmch renowned taxidernists etc , 


The Secretary / Joint Secretary of the Board shall be persons 
sprointed by the Government of India , 


2 . Thç functions of the Board shall be : 


(1) to advise thc Central and State Govcirments on the 

woys and means of conservation and control of 
wildlife through coordinatcd Legislative ind prctical 
measures with particular reference to sessirpal and 
regional closure, and the declaration of certain species 
of animals as protected animals and the preservation 

indiscriminate killing ; 
( ii ) to promote public interest in wildlife and the need 

forits preservation in harmony with naturaland human 

cnviroment: 
(ul) to sponsor the sciting up of national parks sanctuaries 

and ? oological gardens; 
(iv ) to advise the Government on the policy regarding 

export of living animals , trophics, skins, furs , leathers 

and other products of wildlife ; 
(v ) to assist and encourage the formation of wildlife 

societics and to act as a Central Coordinating agency 
for such bodics ; 


ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to 
all concerned. 

ORDERED algo that the Resolution be published in the Gazette 
or India , for general information , 

R . V . RAMAN , 
Secretary , Industrial Development 
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(vi) to reviow from time to time the progress in the field 

7 . Government of India , Ministry of Focd and Agriculturo 
of wildlife conservation in thọ countı y aidd suggest Resolution No. F . 10 -59 /61- F . ( I dalcd the 15th October, 
such measures for iniprovçinchi as ac considerĻU . 1902 constituting the Indian Bogid lor Wild Lifc is hereby 
necessary ; 

lepealed 
(W ) to perform such other functions as are germane to the 

ORDER 
purposes for which the Bond is constituted ; 

ORDERED that a copy of the Rosolution be communicated 
(viii ) to advise thc Central and State Goverment con 

to all concerned . 
Corned on any point referred to it by providing them 
the subject matter of the refercncc falls within the 

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette 
prescribed functions of the Board ; 

of India , for general information , 
(1.x ) to carry on propaganda for thc promotion of the 
objectives hercin hcfort mentioned ; 

K . L , LAHIRI, 
( 1 ) to collect statistics in respect of thc wildliſc popula 

Inspector -General of Forests and 
tion ofthe country and othermatters referred trabovc ; 

Fx -Oficio Additional Secy . 
( vi) to establish and maintain research and reference 

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE 
librarios and reading rooms; 
( rii ) to do all such other things oither along or in conjunc 

(Department of Education ) 
tion with others or on the direction of the Government 

New Delhi, tho 18th June 1974 
of India , which the Board may consider necessary , 
advisablc or conductive to the prescrvation and con 

Resolution 
servation of wjidlife or for the other similar purpose 
for which it is constitut J including these mentioned 

No, F , 7 ( 2 )/ 1 / 74 , D I. - The Governmentof India are pleased 
hcrcin . 

to appoint Shri Kamalnath Jha , Member of the Rajya Sabha 

as a member of the Hindi Shiksha Samiti, reconstituted under 
3. REGIONS OF THE BOARD 

this Ministry s Resolution No . F . 1 - 8 /71. H dated 21st 

June , 1972 in place of Shri Man Singh Verma. 
For purposes of coordination the country will be divided 
into four regions as under : 

ORDER 
( 1 ) Eastern Region : Comprising the States of Assam , Bihar, 

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to 
Orissa , Manipur, Tripura , Nagaland , Meghalaya , Mizo 

all the Non - Hindi spcaking States, Prime Minister s Secretariat, 
ram , Arunachal Pradesh , Andaman & Nicobar Islands Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, 
and West Bengal. 

Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission , President s 

Secretariat and all Ministries and Departments of the Govern 
(2 ) Southern Region ; Comprising the States of Andhra 

ment of India , 
Pradesh , Kerala , Tamil Nadu , Karnataka , Pondicherry 
and Lakshadweep . 

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette 
( 3 ) Western Region : Comprising the States of Maharashtra , 

of India for general inforination , 
Rajasthan , Madhya Pradesh , Gujarat , Goa Daman 

S . K , CHATURVEDI, Dy, Secy . 
and Diu , and Didar and Nagar Haveli. 
(4 ) Northern Region : Comprising tho States of Punjab , 
Haryana, Jammu & Kaslunir , Uttar Pradesh , Himachal 

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 
Pradesh , Delhi and Chandigarh . 

New Delhi-1, tho 9th July 1974 
4 . DURATION OF MEMBERSHIP : 

No , 2 - 5 /73-RPU . - In partial modification of Resolution 
( i) Mombers Other than those who are members by virtue No . 2 - 5 / 73 -RPU dated 31st July , 1973, the Government of India 

of office or appointment held by them , shall hold hereby nominate Shri R , N . Azad , Joint Secretary , Ministry of 
office for a period of 4 year : The Board would ho 

Agriculture (Department of Community Development) in place 
reconstituted after every 4 years , unless otherwise of Dr. N . A . Agha formerly Joint Secretary in the Ministry of 
ordered . 

Agriculture , (Dopartment of Community Development ), 

as a member of the Advisory Committee on the Experimental 
( ii ) A member of Parliament, nominated as a minber 

Non -Formal Education Project for Rural Women to Promote 
of the Board will continuo to bo such till the Board is 

the Development of Young Child , 
reconstituted after 4 yours , or otherwise , unless he 
Ceases to be such on the dissolution of the Parliament, 

ORDER 
or on his ceasing to be a member . 

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
( lii ) A member shall cease to hold office on the happening 

of India . 
of any of the following cvents : 
If he shall dic , resign , become of unsound mind, 

K , R . RAMACHANDRAN , 

Joint Secy . 
become insolvent or be convicted by a court of 

law of a criminal offence involving turpitude. 
(iv ) Any vacancy in the membership caused by any of the 

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
regions mentionod above shall be filled by tho appoint 
ment or nomination by the authority entitled to make 

New Delhi- 1, the 15th Suly 1974 
such appointment of or nomination . All such vacan , 
cics shall be filled for the rcmaining period out of the 

Resolution 
tenure period for 4 years , 

No . 19 / 3 /72 -Press. In continuation of this Ministry s Reso 

lution No . 19 / 3 /72 - Press , dated 1st March , 1974 , the President 
5. MEETINGS OF THE BOARD : 

is pleased to extend the tçim of the Fact Finding Commilles 

to Enquire into the Economics of the Newspaper Industry upto 
The Board shall ordinarily meet once a year and its meetings 

31st Deccmhcr , 1974 . 
should be held in rotation in each of the four regions of the 
country ; is well as at the Centro . 

ORDER 
6 . Thc Bourd shall appoint Executive Committed to perform 

ORDERED THAT A copy of the above resolution be published 
specific activities and /or to advise thereon . The Board shall in the Gazette of India for public information and com 
also ho competent to constitutc dillcrent wings under the Indian municated to all concerned . 
Board for Wild Life for deliberation on specialised subject like 

A , J, KIDWAT, Sęcy , 
the animals and birds , Dora , fisheries etc . 
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